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जिसका उत्‍तर 16 दिसम्‍बर, 2013 को दिया जाना है ।
.....
कृषि भूमि की सिंचाई      
1217. 
श्री परवेज़ हाशमी : 

क्‍या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(1) क्‍या यह सच है कि हमारे देश में कृषि भूमि की सिंचाई के लिए भूजल और सतही जल का उपयोग किया जाता है;

(2) यदि हां, तो जल के इन स्रोतों से कितने प्रतिशत कृषि भूमि पर सिंचाई हो रही है; और 
(3) सतही जल के स्‍तर को बनाए रखने के लिए क्‍या-क्‍या कदम उठाए गए हैं ?
उत्‍तर
जल संसाधन  मंत्री  (श्री  हरीश रावत)  
(क) और (ख)
जी, हां । हमारे देश में कृषि भूमि की सिंचाई के लिए सतही एवं भूमि जल,  दोनों का प्रयोग किया जाता है ।  अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय के वर्ष 2010-11 के आंकड़ों के अनुसार देश में 63,602 हजार हेक्‍टेयर निवल सिंचित क्षेत्र में से 24.63% की सिंचाई नहरों से, 3.15% की टैंकों से,  61.42% की भूजल से और 10.80% की अन्‍य स्रोतों से की जाती है । 
(ग)
केन्‍द्र सरकार तकनीकी एवं वित्‍तीय सहायता देकर जल संसाधन के संवर्धन, संरक्षण एवं कुशल प्रबंधन के लिए राज्‍य सरकार के प्रयासों में सहयोग करती है ।  केन्‍द्र सरकार द्वारा उठाये गए कदम निम्‍नानुसार हैं:- 
(i)    देश में जल संसाधन के संरक्षण के लिए त्‍वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम; कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन; जल निकायों की मरम्‍म्‍त, नवीकरण एवं पुनरूद्धार जैसी स्‍कीमों के अंतर्गत राज्‍यों/ संघ राज्‍य क्षेत्रों को तकनीकी एवं वित्‍तीय सहयोग देना । 
(ii)    देश में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए सीजीडब्‍ल्‍यूबी द्वारा मास्‍टर योजना तैयार किया जाना । 
(iii)    अन्‍य बातों के साथ-साथ जल संसाधन के संरक्षण के उद्देश्‍य से राष्‍ट्रीय जल मिशन की स्‍थापना । 
(iv)    सभी राज्‍यों/ संघ राज्‍य क्षेत्रों को भूजल के विनियमन, विकास एवं संरक्षण के लिए भूजल विधान अधिनियमित करने में सक्षम बनाने हेतु जल संसाधन मंत्रालय द्वारा मॉडल बिल का परिचालन । 
(v)    केन्‍द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्‍ल्‍यूए) द्वारा ‘अति दोहित’ ब्‍लॉकों वाले राज्‍यों के मुख्‍य सचिवों और संघ राज्‍य क्षेत्रों के प्रशासकों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण/ वर्षा जल संचयन को प्रोत्‍साहन देने/ अपनाने के लिए उपाय करने हेतु सलाह जारी करना; और 
(vi)    XIIवीं योजना के दौरान कार्यान्‍वयनाधीन भूजल प्रबंधन एवं विनियमन की केन्‍द्रीय स्‍कीम में अन्‍य बातों के साथ साथ देश में भूजल संसाधन का सतत प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्‍थाओं, स्‍थानीय समुदायों, गैर सरकारी संगठनों और अन्‍य पणधारियों को शामिल करते हुए भूजल के सहभागी प्रबंधन की परिकल्‍पना की गई है । 
*****
